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दिनांक 30 मार्च , 1984 
सं ० प्रो.वि./ एफ.डी./25-84/13444. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० रिके ० फ़ि ० जैकिंग इण्डस्ट्रीज 
प्रा ० लि ., फरीदाबाद के श्रमिक श्री जय गोबिंद शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंक्ति हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 541 5-3 - श्रम/ 68/ 15354, दिनांक 30 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुए , अधिसूचना सं ० 11495 - जी -श्रम-57/ 11245. दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त मधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित थम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


क्या श्री जय गोबिंद शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० पी ०वि ०/ एफ.डी. / 30-84/13451 . - चूकि हरियाणा के राज्यपाल , को राय है कि मै . पो . के. इण्डस्ट्रीज, 110 
डी . एल . एफ. ऐरिया, फरीदाबाद के अमिक श्रीमति राज वती तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है। 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 5415-3-श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5- जी -श्रम/ 57/ 11245 , दिनां 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के प्रवीन गठिन श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्रीमति राजवती की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि महीं, तो वह किस राहत की 


1 


हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ अम्बाला / 41-84/ 13 458. - चूंकि हरियाणा के राज्यराल की राय है कि कार्यकारी अभियन्ता प्रोप्रेशन 
हरियाणा राज्य विजली बोर्ड , शाहबाद मारकण्डा ( कुरुक्षेत्र ), के श्रमिक श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5 415-3-श्रम-68/ 15254 , दिनांक 20 जन, 
1968 के साथ रहते हुए मधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम-57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिजा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगर अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./ जी.जी.एन./ 124-83/ 1346.1.-~-चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० काबली जी हॉस्पीटल ग्रामीण 
स्वास्थ्य केन्द्र धामडोज ( गुड़गांवा) , के श्रमिक श्रीमति जगवती देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंति हरियाणा के राज्यपाल विवाद को पापनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम/ 37/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
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के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विषादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है 

क्या श्रीमती जगवती देवी की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ रोहतक / 41-84/ 13-171 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • बलजीत पैकरज प्रा . लि . 
माईन इन्डस्ट्रीज , बहादुरगढ़ , ( रोहतक) के अमिक श्री जवाहर लाल तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 


.. 


- 


इस लिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/10 /32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.ओ. ( ई) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जवाहर लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रा.वि./जी.जी.एन. /112-83/ 13478.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) नियंत्रक हरियाणा राज्य 
परिवहन चण्डीगढ़ , ( 2 ) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज , गुड़गांवा , के श्रमिक श्री विजय सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के 
बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 1525 4, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त प्रधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुमंगत प्रथवा सम्बन्धित 
मामला है 


: -- 


विजय सिंह की 

की सेवागों का समापन 


म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री 
हकदार है ? 


सं . मो.वि./ यमुना/ 355-83/ 13486.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मंसजे हरियाणा रोडवेज, 
यमुनग्नगर के श्रमिक धी प्रमर नाथ तथा उसके प्रबधकों के बीच इसने इसके बाद लिवित मामले में कोई मोयोगिक 


विषाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्ति में का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते 

हुए अधिसूचना सं ० 1145 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिका के बीष या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री अमर नाथ को सेवामों का समापन न्यायोचित त ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राइव का 

हकदार है ? 


. 


